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राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1468
(दिनांक 05.12.2011 को उत्तर देने के लिए)
lekpkj i=ksa dh fuxjkuh djus gsrq fofu;ked fudk;

1468.  Jh eksgu flag%  

D;k  lwpuk vkSj izlkj.k ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ 
D;k ns'k esa izdkf'kr gksus okys vaxzsth rFkk ns'kh Hkk"kk ds lekpkj i=ksa dh fuxjkuh djus ds fy, fdlh cksMZ vFkok deh'ku dh fu;qfDr djus ij fopkj fd;k tk jgk gS vkSj ;fn gka] rks bldh :ijs[kk D;k gS( vkSj

¼[k½ 
D;k Vh-oh- pSuyksa }kjk xSj&ftEesnkjkuk lekpkj dk izlkj.k vkSj lekpkj i=ksa esa ,sls lekpkjksa ds izdk'ku ij jksd yxk;s tkus dh dksbZ vko';drk gS vkSj ;fn gka] rks bl laca/k esa Hkkjrh; izsl ifj"kn~ dh D;k jk; gS\

उत्तर
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री सी.एम. जातुया)
(क) एवं (ख):
 देश में प्रकाशित किए जा रहे समाचारपत्रों की निगरानी करने के लिए किसी बोर्ड या आयोग का गठन करने का कोई प्रस्‍ताव नहीं है।

तथापि, भारत में समाचारपत्रों व समाचार एजेंसियों के मानकों को बरकरार रखने व उनमें सुधार लाने तथा प्रैस के बीच स्‍व-विनियमन के सिद्धांतों को आत्‍मसात कराने के लिए प्रैस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत भारतीय प्रैस परिषद (पीसीआई) नामक एक सांविधिक स्‍वायत्‍त-शासी निकाय की स्‍थापना की गई है। तदनुसार, अपने लक्ष्‍यों को प्राप्‍त करने के लिए भारतीय प्रैस परिषद ने प्रैस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13(2)(ख) के अंतर्गत पत्रकारिता संबंधी आचरण के मानदंड तैयार किए हैं जिनमें पत्रकारिता के सिद्धांत व आचार-संहिता शामिल हैं।

जहां तक इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया का संबंध है, प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों द्वारा कार्यक्रमों के प्रसारण को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा  विनियमित  किया जाता है। उक्‍त अधिनियम में 
....जारी...
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प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों पर प्रसारित समाचारों सहित विभिन्‍न प्रकार की विषय-वस्‍तु की पूर्व-सेंसरशिप का प्रावधान नहीं है। तथापि, इन चैनलों के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में अंतर्विष्‍ट कार्यक्रम संहिता का अनुपालन करना आवश्‍यक होता है। कार्यक्रम संहिता में ऐसे टीवी चैनलों द्वारा अनुसरित किए जाने वाले समस्‍त सिद्धांतों का प्रावधान है। समाचार प्रसारक संघ (एनबीए), जोकि समाचार टीवी चैनलों का एक प्रतिनिध्‍यात्‍मक निकाय है, ने अपने स्‍व-विनियामक तंत्र के भाग के रूप में भारत के एक सेवानिवृत्‍त मुख्‍य न्‍यायाधीश की अध्‍यक्षता में समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) की स्‍थापना की है।

तथापि, भारतीय प्रैस परिषद के अध्‍यक्ष का मत है कि इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया को भी भारतीय प्रैस परिषद के कार्यक्षेत्र के भीतर लाया जाए।
****

